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प्राथ�मक वाले राशन काड� का रद �कया जाना 
*66.  श् संजय �सहं: 
  क्य  उपभोक्त मामले, खाद् और सावर् ज�न �वतरण मंत् यह बताने क� कृपा कर�गे �क:  
(क) क्य यह सच है �क प�रवार� के प्राथ�मक वाले राशन काड� को, इन्ह आधार से नह�ं जोड़ े
जाने के कारण, रद कर �दया गया था;  
(ख) �वगत तीन वष� म� ऐसे मामल� क� और प्राथ�मक वाले राशन काड� को रद �कए जाने के 
कारण हुई मौत� क� संख्य का राज्-वार और वषर-वार ब्यौर क्य है; और  
(ग) सरकार द्वार शोक संतप् प�रवार को प्रद क� गई ��तपू�तर का ब्यौर और स्वर क्य 
है? 

 
उत्त 

उपभोक्ता मामल, खाद्य और सावर्ज�नक �वतरण मं 
(श्री राम �वलास पासव) 

 

(क) से (ग): �ववरण सभा पटल पर रख �दया गया है।  

****** 

 

 

 

 

 



राज्* सभा म� �दनांक 08.02.2019 को उत्तयराथर् तारां�कत प्रिश्न सं66 के उत्तहर के भाग (क) 
से (ग) म� उिल्:�खत �ववरण। 

(क) से (ग): राष्ट्र�य खाद्य सुर�ा अ�ध , 2013 क� धारा 12 म� इस अ�ध�नयम के तहत 
लाभ� को उ�चत तर�के से ल��त करने के �लए पात्र लाभा�थर्य� क� बायोमे�ट्रक सूचना क   
उनक� �व�शष्ट पहचान के �लए "आधार" का लाभ उठाने का प्रावधान ह 

 इसके अलावा , आधार अ�ध�नयम , 2016 क� धारा 7 के प्रावधान� के अनुसरण म� इ
�वभाग ने �दनांक 08.02.201 7 को अ�धसू�चत �कया था �क �कसी पात्र लाभा , िजसके पास 
राज्/संघ राज्8 �ेत्र क� सरकार द्वारा जार� वैध राशन काडर , को राष्ट्र�य खाद्य सु
अ�ध�नयम के तहत राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नर प्राप्त  करने के �लए आधार नंबर 
प्रमाण प्रस्तुत करना अथवा आधार प्रमाणन कराना अपे��त है। सभी राशन काड�  के सा
संख्या(प�रवार के कम से कम एक सदस्य क) जोड़ने क� कारर्वाई पूर� करने क� प्रारं�भक स
सीमा �दनांक 30.06.2017 थी। यह समय सीमा समय-समय पर �दनांक 31.03.2019 तक बढ़ाई 
गई है। 

 इस �वभाग ने सभी राज्/संघ राज्य  �ेत्र� को �दना24.10.2017 को स्पष्ट अनुदे
जार� �कए ह� �क �कसी भी पात्र लाभाथ� को आधार नंबर न हो/बायोमे�ट्रक प्रमाणन अ
रहने/�कसी अन्य तकनीक� कारण से राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न उसक� पात्रता  के कोटे स
नह�ं �कया जाना चा�हए। साथ ह� , �कसी लाभाथ�/राशन काडर् धारक के पास केवल आधार नंबर न 
होने के कारण �कसी भी व्यिक/प�रवार को पात्र प�रवार� के डेटाबेस क� सूची से हट ाया नह�
जाएगा। 

 सरकार क� �कसी कल्याणकार� स्क�म के  तहत कोई सिब् ,  लाभ अथवा सेवा प्राप
करने के संबंध म� भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के �दनां 26.09.2018 आदेश के बाद 
इस �वभाग के �दनांक 08.11.2018 के अनुदेश� म� यह दोहराया गया है �क �कसी भी वास्त�वक
लाभाथ� को “आधार नंबर” न होने के आधार पर राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न� से वं�चत 
�कया जाएगा।  

 इसके अलावा , आधार नंबर के अभाव म� प्राथ�मकता वाले राशन काडर् रद्द �कए जान
प�रणामस्वरूप �कसी लाभाथ� क� मृत्यु होने क� �कसी घटना क� सूचना इस �वभाग म� प्राप्त
हुई है।  

****** 
 


